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अतारांकित प्रश्‍न सं.1785 
28 दिसम्‍बर, 2018 को उत्‍तरार्थ
विषय:
 प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी एम एफ बी वाई) के तहत नामांकन में कमी
1785. श्री सैयद नासिर हुसैनः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी एम एफ बी वाई) के तहत आबंटित की गई कुल निधि और इस योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 2016-17 की तुलना में 2017-18 में योजना के तहत नए लाभार्थियों की संख्या में कमी हुई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) इस योजना के दायरे में सभी किसानों को लाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम
उठाये जा रहे हैं?

उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत, राज्‍यवार कोष का आवंटन एवं निर्मुक्‍त नहीं की जाती है। फसल बीमा योजनाओं के साथ-साथ पीएमएफबीवाई के लिए आवंटित निधि का ब्‍यौरा नीचे दिया गया है :
	वर्ष
	आवंटित निधि 

	2016-17
	11054.63 (वास्‍तविक)

	2017-18
	9419.79 (वास्‍तविक)

	2018-19
	13014.15 (बजट अनुमान)


खरीफ 2016 में योजना की शुरूआत से खरीफ 2017 तक किसानों का नामांकन, जिनके दावों का भुगतान किया गया है, का विवरण अनुबंध में दिया गया है। 
(ख) एवं (ग): ऋणी एवं गैर-ऋणी किसान इस योजना के अंतर्गत नामांकित किए जाते हैं। ऋणी किसान वे हैं जो अधिसूचित फसलों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड/फसल ऋण का लाभ लेते हैं और वे अनिवार्यत: इस योजना के अंतर्गत कवर होते हैं। इस योजना में गैर-ऋणी किसानों की सहभागिता ऐच्‍छिक है। अप्रैल 2016 में पीएमएफबीवाई के कार्यान्‍वयन के पश्‍चात वर्ष 2015-16 में पूर्ववर्ती योजना के अंतर्गत गैर-ऋणी किसानों का नामांकन 27.81 लाख से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 136.66 लाख हो गया है और यह वर्ष 2017-18 में 138.47 लाख पहॅुच गया है जो इस योजना की स्‍वीकार्यता को दर्शाता है।
वर्ष 2017-18 में ऋणी किसानों का नामांकन घट गया जिनके कारण हैं: महाराष्‍ट्र एवं उत्‍तर प्रदेश में ऋण माफी योजना के चलते किसानों का फसल बीमा हेतु अयोग्‍य हो जाना, उत्‍तर प्रदेश सरकार द्वारा कम जोखिम वाली फसलों जैसे ईंख को कवरेज से बाहर करना और सरकार द्वारा अप्रैल 2017 में जालसाज/नकली लाभार्थियों को हटाने के लिए प्रत्‍यक्ष अंतरण योजना (डीबीटी) को स्‍थापित करना जिससे कि आधार प्रमाणीकरण आदि के माध्‍यम से वास्‍तविक किसानों को मदद दी जा सके। 
बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों के दावों का सही समय पर भुगतान सुनिश्‍चित करने और अधिक से अधिक किसानों को यह योजना अपनाने के लिए प्रोत्‍साहित करने हेतु, सरकार ने व्‍यापक रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के प्रचालनात्‍मक दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है जो 01.10.2018 से प्रभावी हो गया है। विविध क्रियाकलापों के साथ-साथ राज्‍यों द्वारा बीमा कंपनियों को प्रीमियम राजसहायता (सब्‍सिडी) निर्गत करने की समय-सीमा, फसल कटाई पूर्ण होने के एक माह के भीतर पैदावार के ऑकडें उपलब्‍ध कराने और संबंधित राज्‍य सरकार से स्‍पष्‍ट पैदावार ऑकड़ें प्राप्‍त होने के 21 दिनों के भीतर बीमा कंपनियों के दावों का भुगतान करने की निर्धारित अंतिम तिथि/समय-सीमा संशोधित प्रचालनात्‍मक दिशा-निर्देशों में दी गई है जिससे कि किसानों के दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्‍चित हो। संशोधित प्रचालन दिशा-निर्देश बीमा कंपनियों को गैर-ऋणी किसानों के लिए वृद्धिजनक 10% की कवरेज करने का लक्ष्‍य भी दिया गया है। 
संशोधित प्रचालनात्‍मक दिशा-निर्देशों में किसानों के दावों का शीघ्र निपटान हेतु अन्‍य बातों के साथ-साथ निम्‍नलिखित प्रावधानों की व्‍यवस्‍था की गई है : 
(i) बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को 12% प्रति वर्ष की दर से भुगतान करने का प्रावधान है यदि दावों के भुगतान के लिए निर्धारित कट ऑफ तिथि से 10 दिनों से ज्‍यादा दावों के निपटान में विलंब किया जाता है।  
(ii) राज्‍य सरकार द्वार 12% की ब्‍याज दर से भुगतान किया जाना है यदि बीमा कंपनी द्वारा मांगी गई राजसहायता का राजशेयर निर्गत करने में निर्धारित कट ऑफ तिथि से तीन महीने ऊपर हो जाते है। 
(iii) पोर्टल पर उपज का डाटा एवं दावों की गणना का स्‍वत: अनुमोदन।       
अताप्र.सं. 1785
 अनुबंध
	पीएमएफबीवाई के अंतर्गत्‍ वर्ष 2016-19 और खरीफ 2017 के दौरान नामांकित और लाभान्‍वित किसानों का विवरण 

	 राज्‍य/सं.रा.क्षेत्र
	 नामांकित किसान (लाख में)
	 लाभान्‍वित किसानों की सं. (लाख में)

	
	 2016-17
	खरीफ 2017
	 2016-17
	खरीफ 2017

	अंड.एवं निको. द्वीप समूह
	0.003
	-
	0.003
	-

	आंध्र प्रदेश
	17.75
	15.97
	8.82
	6.04

	असम
	0.60
	0.52
	0.23
	0.01

	बिहार
	27.14
	11.60
	2.21
	1.09

	छत्तीसगढ़
	15.49
	13.04
	1.37
	5.67

	गोवा
	0.01
	0.01
	0.00
	0.00

	गुजरात
	19.75
	14.91
	6.79
	4.07

	हरियाणा
	13.36
	6.39
	2.19
	2.21

	हिमाचल प्रदेश
	3.80
	1.25
	1.13
	0.24

	जम्मू और कश्मीर
	-
	0.86
	-
	0.14

	झारखंड
	8.79
	11.50
	0.45
	1.18

	कर्नाटक
	27.38
	15.81
	15.49
	6.73

	केरल
	0.77
	0.28
	0.57
	0.19

	मध्य प्रदेश
	71.81
	35.85
	13.27
	18.88

	महाराष्ट्र
	120.06
	87.68
	29.08
	49.96

	मणिपुर
	0.08
	-
	0.08
	-

	मेघालय
	0.0009
	0.0295
	0.0005
	0.0001

	ओडिशा
	18.20
	18.28
	1.68
	7.40

	पुडुचेरी
	0.09
	-
	0.04
	-

	राजस्थान
	91.70
	54.18
	191.02
	25.17

	सिक्किम
	0.006
	0.008
	0.002
	-

	तमिलनाडु
	14.11
	1.46
	12.05
	0.38

	तेलंगाना
	9.73
	8.19
	2.21
	3.54

	त्रिपुरा
	0.13
	0.02
	0.01
	0.01

	उत्तर प्रदेश
	68.43
	25.00
	11.55
	4.04

	उत्तराखंड
	2.62
	1.42
	0.62
	0.50

	पश्चिम बंगाल
	41.33
	23.50
	5.56
	4.34

	कुल योग
	573.16
	347.76
	306.42
	141.79
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